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दैनिक

दिल्ली बॉर््डर पर किसानोों का संघर््ष 
जारी, हाईवे बंद, जनजीवन प्रभावित

नई दिल्ली | 14 फरवरी 2025 – 
दिल्ली के चारो ं ओर किसानो ं का 
जमावड़़ा लगातार बढ़ता जा रहा 
है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 
और राजस््थथान के किसान ट््र रैक्टर-
ट््र रॉलियो ं के साथ बॉर््डर पर डट 
हुए हैैं। इससे दिल्ली-हरियाणा 
और दिल्ली-पंजाब के बीच हाईवे 
पूरी तरह से जाम हो गए हैैं। 

कैसे पड़़ा असर? 
यातायात प्रभावित – दिल्ली, नोएडा, 
गुरुग्राम और फरीदाबाद जाने 
वाले हजारो ं वाहन जाम मेें फंसे। 
व्यापार पर असर – सप्लाई 

चेन प्रभावित होने से व्यापारियो ं
को दिक्कत हो रही है। 
दैनिक यात्रियो ं की मुश्किलेें 
– मेट््र रो स्टेशनो ं और बस 
स्टटैंडस पर भीड़ बढ़़ी। 
किसानो ं का क्या कहना है? 
भारतीय किसान यूनियन के नेता 
जगजीत सिह डल्लेवाल ने कहा, 
“हमारी मांगेें पूरी नही ंहुईं, इसलिए 
हम यहां बैठे हैैं। सरकार को 
किसानो ं की बात सुननी होगी।” 

सरकार का पक्ष 
केें द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 
सरकार किसानो ंके साथ बातचीत 

के लिए तैयार है, लेकिन उन्हहें 
शांतिपूर््ण प्रदर््शन करना चाहिए। 
सरकार का कहना है कि MSP 
को लेकर विशेषज््ञोों की राय 
ली जाएगी और इस पर ठोस 
फैसला जल्द लिया जाएगा। 

आगे क्या? 
किसानो ं की आगे की रणनीति 
पर आज एक अहम बैठक होगी। 
किसान संगठनो ंने साफ कर दिया 
है कि अगर सरकार जल्द कोई 
हल नही ंनिकालती है तो आंदोलन 
और तेज होगा।

मणिपुर मेें मैतेई राष्ट्रपति शासन के खिलाफ, कुकी का समर््थन
भाजपा अध्यक्ष बोलीीं- विधानसभा भंग नहीीं सस्पपेंड है, हालात देखकर फैसला होगा

21 महीने से जातीय हिसा से 
प्रभावित मणिपुर मेें राष्टट्र पति 
शासन लागू करने के फैसले का 
मैतेई समुदाय ने विरोध किया है। 
वही ंकुकी समुदाय के लोग केें द्र 
सरकार के फैसले से खुश हैैं।
मैतेई समुदाय का कहना है कि 
एन बीरेन सिह के इस्तीफे के 
बाद राज्य मेें जल्द किसी सक्षम 
व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना 
चाहिए। राष्टट्र पति शासन लागू 
करने का फैसला ठीक नही ंहै।
कुकी समुदाय की संस््थथा ITLF ने 
कहा कि राष्टट्र पति शासन लगाने 
का फैसला सही है। CM बदलने 
से कुछ नही ंहोता। फोरम कुकी 
समुदाय के लिए अलग प्रशासन 
की भी मांग कर रहा है।
वही,ं मणिपुर भाजपा अध्यक्ष 
शारदा देवी ने कहा कि, 
‘विधानसभा अभी भी निलंबित 
अवस््थथा मेें है। कुछ समय बाद 
हालात को देखते हुए सदन 
चलाने पर विचार हो सकता है।’
केें द्र सरकार ने राज्य मेें 13 
फरवरी को राष्टट्र पति शासन 
लगाया था। यह फैसला मुख्यमंत्री 
एन बीरेन सिह के इस्तीफे के 4 
दिन बाद लिया गया। सिह ने 9 
फरवरी को गवर््नर को इस्तीफा 
सौपंा था।
पात्रा ने कहा- राज्य मेें शांति बनी 
रहेगी
भाजपा सांसद और पार्टी की 

नॉर््थ-ईस्ट इकाई के प्रभारी 
संबित पात्रा ने शुक्रवार को कहा 
कि राष्टट्र पति शासन लागू होने 
के बाद भी राज्य मेें शांति रहेगी 
और इससे कोई समझौता नही ं
किया जाएगा। उन््होोंन�े कहा कि 
मणिपुर मेें हो रही अवैध घुसपैठ 
से सख्ती से निपटा जाएगा।
पात्रा ने कहा कि मणिपुर के 
राज्यपाल की रिपोर््ट के बाद 
राष्टट्र पति द्रौपदी मुर््ममू ने राज्य 
विधानसभा को सस्पपेंड कर दिया 
है। अब परिस््थथितियो ंके अनुसार 
राष्टट्र पति जब चाहेें इसे बहाल कर 
सकती हैैं।
खड़गे बोले- अशांति के लिए 
भाजपा जिम्मेदार

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार््जजुन 
खड़गे ने कहा कि मणिपुर मेें 
अशांति के लिए भाजपा ही 
जिम्मेदार है। उन््होोंन�े सोशल 
मीडिया प्लेटफॉर््म X पर लिखा- 
मणिपुर मेें पिछले आठ सालो ंसे 
भाजपा की सरकार थी और केें द्र 
मेें भी पिछले 11 सालो ंसे भाजपा 
शासन कर रही है। ऐसे मेें राज्य 
की कानून-व्यवस््थथा बनाए रखने 
की जिम्मेदारी उन््हीीं  की थी।
इरोम शर््ममिला बोली-ं राष्टट्र पति 
शासन समाधान नही ं
मानवाधिकार कार््यकर््तता इरोम 
शर््ममिला ने शुक्रवार को दावा 
किया कि मणिपुर मेें राष्टट्र पति 
शासन लागू करना कोई 

समाधान नही ंहै, बल्कि 
राज्य मेें चल रही जातीय 
हिसा से बचने का एक 
तरीका है। उन््होोंन�े कहा 
कि ऐसे हालात मेें चुनाव 
होने से ज्यादा फर््क  नही ं
आएगा।
उन््होोंन�े कहा कि केें द्र 
सरकार को राज्य मेें 
विस््थथापित लोगो ं की 
स््थथिति सुधारने पर काम 
करना चाहिए। शर््ममिला 
ने कहा- PM मोदी को 
अपने उद्योगपति दोस््तोों 
से यहां के विकास के 
लिए निवेश कराना 
चाहिए।

राहुल बोले- PM को तुरंत 
मणिपुर जाना चाहिए
एन बीरेन सिह के इस्तीफे के 
बाद राहुल गांधी ने कहा कि 
हिसा, जान-माल के नुकसान के 
बावजूद पीएम मोदी ने एन बीरेन 
सिह को पद पर बनाए रखा। 
लेकिन अब लोगो ं की तरफ से 
बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर््ट की 
जांच और कांग्रेस के अविश्वास 
प्रस्ताव की वजह से एन बीरेन 
सिह इस्तीफा देने को मजबूर 
हो गए।
X पोस्ट मेें उन््होोंन�े कहा कि इस 
वक्त सबसे जरूरी बात यह है 
कि राज्य मेें शांति बहाल की 
जाए और मणिपुर के लोगो ं के 

घावो ं को भरने का काम किया 
जाए। पीएम मोदी को तुरंत 
मणिपुर जाना चाहिए, वहां के 
लोगो ं की बात सुननी चाहिए 
और यह बताना चाहिए कि वे 
हालात सामान्य करने के लिए 
क्या योजना बना रहे हैैं।
लीक ऑडियो क्लिप मेें CM पर 
हिसा भड़काने का आरोप लगा 
था
3 फरवरी को सुप्रीम कोर््ट ने 
मणिपुर हिसा पर सुनवाई की 
थी। कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 
ह्यूमन राइट्स ट््र स्ट (KOHUR) 
की तरफ से कोर््ट मेें याचिका 
दाखिल करके कुछ ऑडियो 
क्लिप्स की जांच की मांग की 
थी। दावा किया गया था कि 
ऑडियो मेें CM कथित तौर पर 
कह रहे हैैं कि उन््होोंन�े मैतेईयो ं
को हिसा भड़काने की अनुमति 
दी और उन्हहें बचाया।
याचिकाकर््तताओ ं के वकील 
प्रशांत भूषण ने कहा- जो टेप 
सामने आए हैैं, वे बहुत गंभीर 
हैैं। इस पर CJI संजीव खन्ना और 
जस्टिस पीवी संजय कुमार की 
बेेंच ने मणिपुर सरकार से कहा 
कि सुनिश्चित करिए कि ये एक 
और मुद्दा न बने। इसे लेकर 
सुप्रीम कोर््ट ने सेेंट््र ल फॉरेेंस�िक 
साइंस लैब (CFSL) से सीलबंद 
लिफाफे मेें 6 हफ्ते मेें रिपोर््ट 
मांगी है।



      दैनिक  रॉयल पत्रिका 2जयपुर, शनिवार, 15 फ़रवरी 2025

रॉयल पत्रिका
संपादकीय

मतभेदोों के बीच मैत्री
प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की दो दिवसीय अमेरिका यात्रा को विशेष माने 
जाने के एक नही,ं कई कारण रहे। यह दो ‘बहुत अच्छे  दोस््तोों’ को 
‘बेहद टफ नेगोशिएटर’ की भूमिका मेें देखने का एक दिलचस्प मौका 
तो थी ही, प्रतिकूल लगते हालात को अनुकूल नतीजो ंकी ओर मोड़ने 
का कौशल भी इस यात्रा मेें बेहतरीन अंदाज मेें नजर आया।
दोनो ंनेता न केवल पहले से एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते रहे हैैं 
बल्कि उनके बीच की पर््सनल केमेस्ट्री  भी चर््चचित रही है। दोनो ंदेशो ंके 
लगातार बेहतर होते रिश््तोों की पृष्ठभूमि इस तथ्य को और महत्वपूर््ण 
बना रही थी। फिर भी यात्रा से पहले के घटनाक्रम ने इसकी कामयाबी 
पर संदेह की परतेें चढ़़ा दी थी।ं अमेरिकी राष्टट्र पति बार-बार टैरिफ 
का सवाल उठा रहे थे। यात्रा से ठीक पहले जिस तरह से भारत के 
इलीगल माइग्ररेंटस को सैनिक विमान मेें स्वदेश भेजा गया, उसने भी 
माहौल को बिगाड़ने मेें कम बड़़ी भूमिका नही ंनिभाई।
जो थोड़़ी-बहुत कसर बाकी थी, वह भी आपसी मुलाकात से ठीक 
पहले राष्टट्र पति ट््र रंप के इस ऐलान से पूरी हो गई कि अमेरिका समान 
टैरिफ की पॉलिसी पर चलेगा। उन््होोंन�े साफ-साफ कह दिया कि जो 
देश हम पर जितना टैरिफ लगाएगा, हम उस पर उतना ही टैरिफ 
लगाएंगे। यह भारत को परोक्ष लेकिन सीधी चेतावनी थी।
इस माहौल मेें तनाव को हावी होने दिए बगैर पीएम मोदी पूरी तरह 
से अपने अजेेंडे पर केें द्रित रहे। उन््होोंन�े न केवल ट््र रंप की तारीफ की 
बल्कि राष्टट्र पति ट््र रंप के प्रिय नारे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) 
की तर््ज पर अपना नारा पेश किया- ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’ (MIGA), 
और यह भी कहा कि जब MAGA और MIGA साथ आते हैैं तो बन 
जाता है MEGA जो दोनो ं देशो ं की शानदार साझेदारी की कहानी 
कहता है। लेकिन इसके साथ ही उन््होोंन�े यह कहने मेें भी संकोच नही ं
किया कि राष्टट्र पति ट््र रंप की तरह वह भी अपने राष्टट्रहि त का अनुसरण 
करेें गे।
इस कूटनीतिक कौशल का ही नतीजा था कि जो माहौल टकराव की 
ओर जाता दिख रहा था, वह सहयोग बढ़़ाने के प्रयासो ंकी ओर केें द्रित 
हो गया। न केवल टैरिफ जैसे मसलो ंपर फ्रे मवर््क  बनाने की बातचीत 
शुरू करने पर सहमति बनी बल्कि अंतरिक्ष यात्रा, अंतरराष्ट्री य सुरक्षा 
और ऊर््जजा जैसे कई क्षेत््रोों मेें सहयोग बढ़़ाने की संभावनाओ ंपर नजरेें  
जम गईं। मंुबई टेरर अटैक के एक साजिशकर््तता तहव्वुर राणा के 
प्रत्यर््पण का राष्टट्र पति ट््र रंप ने वही ंऐलान भी कर दिया। निश्चित रूप से 
दोनो ंदेशो ंके बीच के कई समीकरण आने वाले दिनो ंमेें नया आकार 
लेेंगे

पति ने जबरन अप्राकृतिक सेक्स किया, पत्नी की मौत; हाईकोर््ट 
ने क्ययों कहा अपराध नहीीं, इस फैसले से क्या असर होगा

पत्नी के साथ पति जबरदस्ती 
अननेचुरल सेक्स करे, इसमेें चाहे 
पत्नी की मौत भी क््योों न हो जाए, 
पति को कोई सजा नही ं होगी। 
ऐसा हमारे कानून मेें दर््ज है और 
छत्तीसगढ़ हाईकोर््ट ने सोमवार 
को एक फैसले मेें इस पर एक बार 
फिर मुहर लगा दी।
11 दिसंबर 2017 को बिलासपुर 
के सरकारी महारानी अस्पताल मेें 
एक अधेड़ महिला को भर्ती कराया 
गया। महिला के प्राइवेट पार््टट््स 
पर गंभीर चोटेें थी।ं इस वजह 
से ब्लीडिग हो रही थी। संदिग्ध 
मामला देखते हुए बोधघाट थाने 
की पुलिस बुलाई गई।
महिला ने कार््यकारी मजिस्ट्रेट  को 
बताया कि उसके 40 वर्षीय पति 
गोरखनाथ शर््ममा ने उसकी मर्जी 
के बिना जबरन अप्राकृतिक यौन 
संबंध बनाए, जिससे वे बीमार हो 
गईं। पहले बच्चे के जन्म के बाद 
से उसे बवासीर की समस्या थी। 
इस वजह से उसे प्राइवेट पार््ट से 
ब्लीडिग और पेट मेें दर््द  होता था। 
इसके बावजूद पति अप्राकृतिक 
संबंध बनाता था।
11 दिसंबर को बयान देने के कुछ 
समय बाद ही महिला की मौत हो 
गई। महिला के बयान पर पुलिस 
ने आरोपी गोरखनाथ के खिलाफ 
IPC की धारा 304, 376 और 377 
के तहत मामला दर््ज कर गिरफ्तार 
कर लिया।
11 फरवरी 2019 को जगदलपुर 
की फास्ट ट््र रैक कोर््ट ने आरोपी 
गोरखनाथ को 10 साल के कठोर 
कारावास की सजा सुनाई। इसके 
बाद पति ने फास्ट ट््र रैक कोर््ट के 
फैसले को बिलासपुर हाईकोर््ट मेें 
चुनौती दी। पीड़़ित महिला की मौत 
होने पर सरकारी वकील प्रमोद 
श्रीवास्तव ने उसकी और से केस 
लड़़ा।
10 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ 

हाईकोर््ट के जस्टिस नरेेंद्र कुमार 
व्यास की सिगल बेेंच ने मामले पर 
फैसला सुनाते हुए पति को रिहा 
कर दिया।
जस्टिस नरेेंद्र कुमार व्यास ने 
फैसले मेें कहा, ‘अगर पत्नी की 
उम्र 15 साल से ज्यादा है और 
पति उसके साथ संबंध बना रहा है 
तो इसे रेप नही ंकहा जा सकता। 
अप्राकृतिक संबंध के लिए पत्नी की 
स्वीकृति जरूरी नही ं है, इसलिए 
आरोपी पर अपराध नही ंबनता।’
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने 
गैर-इरादतन हत्या को लेकर 
सफाई देते हुए कहा कि आरोपी 
पति के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत 
नही ं मिला। यह पूरा केस सिर््फ  
महिला के बयान पर आधारित था। 
इस पर हाईकोर््ट ने कहा कि बिना 
किसी सबूत के आधार पर नही ं
कहा जा सकता कि महिला को 
सेक्स के दौरान चोटेें लगी थी,ं जिस 
वजह से उसकी मृत्यु हो गई।
जस्टिस व्यास ने धारा 304 
(गैर-इरादतन हत्या), धारा 376 
(बलात्कार) और धारा 377 
(अप्राकृतिक सेक्स) के तहत 
दोषमुक्त कर दिया। हाईकोर््ट का 
कहना है कि IPC की धारा 375 के 
सेक्शन 2 के प्रावधान के मुताबिक, 
पति का अपनी पत्नी के साथ यौन 
संबंध बनाना बलात्कार नही ं है। 
अगर पति ने अप्राकृतिक सेक्स भी 
किया है, तो IPC की धारा 377 के 
तहत इसे अपराध नही ं माना जा 
सकता।
किसी महिला के साथ रेप करने 
पर IPC की धारा 375 और 376 
के तहत मामला दर््ज किया जाता 
था। अप्राकृतिक यौन संबंध के 
लिए धारा 377 थी, लेकिन इन 
कानूनो ं मेें पति-पत्नी के संबंधो ं
को अपवाद माना गया है। यानी 
अगर पति जबरन शारीरिक संबंध 
बनाता है तो ये रेप की कैटेगरी मेें 

नही ंआएगा।
1 जुलाई 2024 से IPC की जगह 
लागू हुई भारतीय न्याय संहिता 
(BNS) मेें भी वैवाहिक बलात्कार 
को अपराध नही ं माना गया है। 
साथ ही BNS मेें IPC की धारा 
377 जैसा कोई प्रावधान नही ं है 
जो अप्राकृतिक यौन संबंध को 
अपराध घोषित करता हो।
सुप्रीम कोर््ट के सीनियर एडवोकेट 
अश्विनी दुबे के मुताबिक भारतीय 
संस्कृति  मेें शादी के बंधन को पुरुष 
और महिला की यौन इच्छाओ ंको 
पूरा करने का आधार बताया गया 
है। अगर पति अपनी पत्नी से सेक्स 
करने या किसी भी तरह शारीरिक 
संबंध बनाने का आग्रह करता है, 
तो यह उसके अधिकारो ंके तहत 
आता है। इसके लिए पत्नी इनकार 
नही ं कर सकती। फिर चाहे पति 
किसी भी तरीके से शारीरिक संबंध 
बनाए।
अश्विनी दुबे मानते हैैं, ‘भारतीय 
कानून मेें पति-पत्नी के बीच 
सेक्शुअल एक्टिविटीज को बंद 
कमरे के अंदर होना परिभाषित 
किया गया है, जिसमेें सुप्रीम कोर््ट 
या कानून दखल नही ं दे सकता। 
आसान भाषा मेें कहेें तो अगर बंद 
कमरे मेें पति और पत्नी के बीच 
किसी भी तरह से शारीरिक संबंध 
बन रहे हैैं, तो यह कानून के दायरे 
से बाहर है। वैवाहिक जीवन मेें 
दोनो ंलोगो ंको इसकी आजादी है।’
इस पूरी डिबेड मेें क्रिटिक्स तर््क  
देते हैैं कि महिला अपने पति की 
यौन जरूरतो ं को पूरा करने के 
लिए बाध्य है। दूसरा पक्ष यह भी 
है कि लचीले कानून महिलाओ ं
की शारीरिक स्वतंत्रता (बॉडी 
ऑटोनॉमी) का उल्लंघन करते हैैं। 
साथ मेें इस धारणा को बढ़़ावा देते 
हैैं कि एक पत्नी को अपने पति की 
इच्छाओ ंके सामने झुकना चाहिए, 
चाहे वह सहमति न भी दे रही हो।

अश्विनी दुबे का कहना है कि 
हाईकोर््ट के फैसले से सोशली 
इम्पैक्ट पड़ना गलत है, क््योोंक�ि 
जस्टिस ने कानून के तहत फैसला 
सुनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर््ट मेें 
इस कानून को लेकर लड़़ाई जारी 
है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर््ट इस 
कानून मेें बदलाव के आदेश दे 
सकता है।
महिला सशक्तीकरण के लिए काम 
करने वाले एक NGO आरआईटी 
फाउंडेशन की फाउंडर डॉ. चित्रा 
अवस््थथी मानती हैैं, ‘महिलाएं शादी 
मेें होने वाले यौन उत्पीड़न के 
मामलो ं मेें कई बार आवाजेें उठा 
चुकी हैैं, अब जरूरत है कि रेप से 
जुड़़े कानूनो ंपर दोबारा काम किया 
जाए। महिला किसी की संपत्ति 
और खिलौना नही ंहै, जिसके साथ 
कुछ भी किया जा सकता है।’
सुप्रीम कोर््ट की सीनियर एडवोकेट 
करुणा नंदी ने सोशल मीडिया 
प्लेटफॉर््म X पर कहा, ‘जस्टिस 
कानून से बंधे थे। नए BNS मेें 
मैरिटल रेप अपवाद के तहत, 
अगर पति अपनी पत्नी की सहमति 
के बगैर उसके शरीर के किसी 
भी अंग मेें कोई वस्तु या अपना 
अंग डालता है, तो इसे बलात्कार 
नही ं माना जाएगा। नए कानून मेें 
इसे बदला जा सकता था, लेकिन 
इसे वैसे ही रहने दिया गया। हमने 
सुप्रीम कोर््ट मेें याचिका दायर की 
है ताकि इस मैरिटल रेप अपवाद 
को हटाया जा सके।’
19 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर््ट 
ने मैरिटल रेप के मामले मेें सुनवाई 
की बात कही क््योोंक�ि मैरिटल 
रेप से जुड़़े मामले मेें दिल्ली और 
कर््ननाटक हाईकोर््ट के फैसलो ंको 
सुप्रीम कोर््ट मेें चुनौती दी गई थी।
केें द्र ने दिल्ली हाईकोर््ट मेें मैरिटल 
रेप पर चल रही सुनवाई के दौरान 
कहा कि केवल इसलिए कि अन्य 
देशो ं ने मैरिटल रेप को अपराध 

घोषित कर दिया है, भारत को भी 
ऐसा करने की जरूरत नही ं है। 
दरअसल, भारत दुनिया के उन 
49 देशो ंमेें शामिल है, जहां पत्नी से 
रेप करने वाले पति को समाज के 
साथ कानून भी दोषी नही ंमानता 
है। केें द्र सरकार मैरिटल रेप को 
अपराध मानने के पक्ष मेें नही ंहै।
2017 मेें मोदी सरकार ने IPC 
की धारा 375 के मैरिटल रेप 
को अपराध न मानने के कानूनी 
अपवाद को हटाने का विरोध 
किया था। सरकार ने तर््क  दिया था 
कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित 
करने से विवाह की संस््थथा अस््थथिर 
हो जाएगी और इसका इस्तेमाल 
पत्नियो ंद्वारा अपने पतियो ंको सजा 
देने के लिए किया जाएगा।
2016 मेें सरकार ने मैरिटल रेप 
के विचार को खारिज कर दिया 
था। सरकार ने कहा था कि देश 
मेें ढेरो ं सामाजिक रीति-रिवाजो,ं 
धार््ममिक विश्वासो ं और विवाह को 
एक संस्कार के रूप मेें माना जाता 
है। समाज की मानसिकता जैसे 
विभिन्न कारणो ं से इसे भारतीय 
संदर््भ मेें लागू नही ं किया जा 
सकता है।
शादीशुदा महिला के पास मैरिटल 
रेप से बचने के 3 अधिकार हैैं…

तलाक का अधिकार: हिदू मैरिज 
एक्ट सेक्शन 13, 1995 के तहत 
पत्नी को अपने पति की सहमति के 
बिना भी तलाक लेने का अधिकार 
है। अगर पति ने उसके साथ 
शारीरिक और मानसिक अत्याचार 
किया हो। फिर कानून कहता है 
कि पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के 
साथ यौन संबंध नही ंबना सकता 
है।

अबॉर््शन का अधिकार: मेडिकल 
टर््ममिनेशन ऑफ प्रेग्ननेंसी एक्ट 1971 
के तहत पत्नी अपनी प्रेग्ननेंसी को 

किसी भी समय खत्म कर सकती 
है। हालांकि इसके लिए प्रेग्ननेंसी 
का 24 सप्ताह से कम का होना 
जरूरी है। कुछ स्पेशल केस मेें 24 
सप्ताह के बाद भी अबॉर््शन कराने 
का अधिकार है। पत्नी को अपने 
ससुराल या पति की सहमति की 
जरूरत नही ंहोती है।

घरेलू हिसा के खिलाफ रिपोर््ट 
करने का अधिकार: घरेलू हिसा 
अधिनियम 2005 के तहत कोई भी 
शादीशुदा महिला पति या ससुराल 
वालो ं द्वारा शारीरिक, मानसिक, 
सेक्शुअल या आर््थथिक रूप से 
सताए जाने पर शिकायत दर््ज करा 
सकती है। इसपर सख्त एक्शन 
लिए जाते हैैं।

राष्ट्री य परिवार स्वास्थ्य सर्वे 
(NFHS-5) के मुताबिक, देश मेें 
अब भी 10 मेें से 3 महिलाएं पति 
की शारीरिक या यौन हिसा का 
सामना करती हैैं। दुनिया भर के 
100 से अधिक देशो ं मेें मैरिटल 
रेप को अपराध माना जाता है। 
वही ं भारत उन तीन दर््जन से 
अधिक देशो ंकी लिस्ट मेें शामिल 
है, जहां अपनी पत्नी से बिना मंजूरी 
के संबंध बनाने को बलात्कार नही ं
माना जाता है। 
हाईकोर््ट बोला-पत्नी के साथ 
अननेचुरल सेक्स अपराध नही:ं 
कहा-सहमति नही ंफिर भी रेप का 
आरोप नही ंलगा सकती, 2017 मेें 
महिला की हो चुकी मौत 
छत्तीसगढ़ हाईकोर््ट ने सोमवार 
को पति-पत्नी के संबंधो ंको लेकर 
अहम फैसला सुनाया। जस्टिस 
नरेेंद्र कुमार व्यास की बेेंच ने 
कहा कि अननेचुरल सेक्स करने 
पर भी पत्नी अपने पति पर रेप या 
अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप 
नही ं लगा सकती, जब तक वह 
नाबालिग न हो।
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विद्यालय मेें मनाया मातृ पितृ पूजन दिवस 
शब्बीर हुसैन  
बारां.(रॉयल पत्रिका)। राजकीय महात्मा 
गांधी विद्यालय बामला मेें बच््चोों को 
भारतीय सांस्कृति क मूल्य एवं संस्कार 
देने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस 
का आयोजन हुआ,कार््यक्रम मेें बच््चोों 
ने अपने माता-पिता के चरण धोकर 
पूजन किया। माता पिता ने बच््चोों को 
हृदय से लगाकर आशीर््ववाद दिया। 
 मतदान का लिया संकल्प  
 मां पिता को दी गई हस्त लिखित वोट पाती  
निर््ववाचन विभागीय निर्देशानुसार 
कार््यक्रम के दौरान विद्यार््थथियो ंने माँ एवं 
पिता को स्वयं द्वारा हस्तलिखित वोट 
पाती देकर मतदान करने के लिए प्रेरित 
किया, पीईईओ चंद्र मोहन मीणा ने सभी 
उपस््थथित जन को मतदान का संकल्प 
कराया।  इस दौरान स्वीप कार््यक्रम 
प्रभारी अमित भार््गव ने उपस््थथित जन 
से  हर चुनावपर््व मेें उत्साह से मतदान 
करने की अपील करते हुए निर््ववाचन के 
ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जानकारी 
दी,वही नव मतदाताओ ंको अपना नाम 
मतदाता सूची मेें जुड़वाने के लिए घर बैठे 
वोटर हेल्पलाइन एप द्वारा ऑनलाइन 

प्रक्रिया से करने की जानकारी दी गयी 
साथ ही सीबीजील ऐप द्वारा आदर््श 
आचार संहिता का उल्लंघन करने की 
शिकायत पर 100 मिनट के अंदर 
समाधान प्राप्त करने के बारे मेें बताया 
एवं केवाईसी ऐप द्वारा अपने क्षेत्र से 
चुनाव उम्मीदवारो ंकी जानकारी प्राप्त 
करने के बारे मेें समझाया गया । साथ ही 
सक्षम ऐप द्वारा दिव््याांगजन को मतदान 
दिवस पर उपलब्ध होने वाली सुविधाओ ं

से अवगत कराया तथा 80 प्लस आयु 
वर््ग के मतदाताओ ंके लिए होम वोटिग 
की सुविधा के बारे मेें बताया गया। 
उपप्राचार््य मंजू राठौर ने माता-पिता की 
महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे 
संतान के पहले गुरु और संरक्षक होते हैैं। 
 इस दौरान अभिभावक गण, बी एल 
ओ बुद्धेश नागर, विद्यालय स्टाफ, एवं 
विद्यार्थी मौजूद रहे।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित 
एडीएम ने सुरक्षित यातायात के लिए अधिकारियोों को दिए निर्देश
शब्बीर हुसैन  
बारां.(रॉयल पत्रिका)14 फरवरी। 
जिले मेें बेहतर यातायात के प्रबंधन 
और दुर््घटनाओ ं की रोकथाम के 
लिए सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 
का आयोजन अतिरिक्त जिला 
कलक्टर दिवांशु शर््ममा की अध्यक्षता 
मेें किया गया। बैठक मेें एडीएम 
ने सभी संबंधित अधिकारियो ं को 
निर्देश�ि त किया की जिले मेें दुर््घटना 
संभावित स््थलो ं को चिन्हित कर 
वहां रोकथाम की कार््रवाई प्रभावी 
ढंग से करेें । उन््होोंन�े जिला परिवहन 
अधिकारी को अभियान चला कर 
अवैध वाहनो ंकी जपती और खास 
तौर पर बाल वाहिनी और स्कू ल 
बसो ं पर विशेष निगरानी रखने 
के निर्देश दिए। उन््होोंन�े बैठक मेें 
अंता मोड, किशनगंज, केलवाड़ा 
और शाहाबाद घाटी जैसे दुर््घटना 
संभावित स््थलो ं पर सड़क के 
गड््डोों को भरने यातायात संकेतक 
लगाने और पुलिस की विशेष 

निगरानी रखने के निर्देश दिए। 
उन््होोंन�े कहा कि इस बैठक का 
उद्देश्य केवल कागजी कार््रवाई 
न होकर धरातल पर सड़क 
सुरक्षा के मानको ं को पूरा किया 
जाए। उन््होोंन�े हाईवे अथॉरिटी 
के अधिकारियो ं को भी विशेष 
सतर््क ता बरतने के निर्देश दिए। 
उन््होोंन�े यातायात प्रभारी को शहर मेें 
जैन मंदिर के आसपास एवं अटरू 
रोड पर मंडोला के पास जैसे स््थथानो ं
पर विपरीत दिशा मेें चलने वाले 

वाहनो ं के अधिक अधिक चालान 
बनाने के लिए निर्देश�ि त किया। 
इसके साथ ही उन््होोंन�े नगर परिषद 
के अधिकारियो ं को अवैध स््थलो ं
पर की गई पार््कििं ग पर वाहनो ंको 
उठाने के लिए क्रे न की व्यवस््थथा 
हेतु निर्देश�ि त किया। बैठक मेें 
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र 
शेखावत, जिला परिवहन अधिकारी 
डॉ. कल्पना शर््ममा, एसई पीडब्ल्यूडी 
राजवीर सिह सहित संबंधित 
अधिकारी उपस््थथित थ।
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मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्त्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिग सेेंटर, जोरावर सिह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार््ययालय 4312 मोहल्ला नायकोों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, 
नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मोों. 08058969180 कार््ययालय फोन- 0141-2609886,
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